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अतारांकित प्रश्‍न सं. 1782

28 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: सूखा नियमावली 2016 में दिशानिर्देश
1782. श्री बिनोय विश्वमः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) किस हित के चलते सरकार ने सूखा नियमावली 2016 में दिशानिर्देर्शों में शीघ्रता से बदलाव किया है;

(ख) क्या सूखा नियमावली 2016 के दिशानिर्देश किसी भी राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना सूखे की घोषणा करने से प्रभावी रूप से रोकती है;

(ग) यदि हां, तो जिन राज्यों ने सूखा नियमावली 2016 पर आपत्ति जताई है उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(घ) सरकार द्वारा सूखे का निर्णय करने में उपग्रह आधरित डेटा का प्रयोग करने पर बल देने के क्या कारण हैं जबकि उपग्रह आधरित डेटा की सटीकता पहले की प्रक्रिया से कम है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)
(क) भारत के माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्‍या 857/2015- स्‍वराज अभियान बनाम भारत सरकार तथा अन्‍य में दिनांक 11-05—2016 को दिए गए अपने निर्णय में भारत सरकार को निदेश दिया था कि वह अन्‍य बातों के साथ-साथ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित सूखा प्रबंधन नियमावली, 2009 को संशोधित करे। सूखा नियमावली के प्रकाशन में विभाग के प्रयासों की प्रशंसा करते समय कोर्ट ने महसूस किया कि किए जाने वाले नए परिवर्तनों को शामिल करने हेतु नियमावली के संशोधन में काफी समय बीत गया था। इस संबंध में विशिष्‍ट दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जिसमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ (i) प्रत्‍येक  चार मुख्‍य  संकेतक (ii) सूखा घोषित करने के लिए निर्धारित समय सीमा; (iii) ऐसे संभावित कारकों का चित्रांकन, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया; (iv) नामावली का मानकीकरण; और (v) प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्‍यादि शामिल हैं। न्‍यायालय के फैसले के अनुपालन में, परामर्श प्रक्रिया में शामिल संबंधित केन्‍द्रीय मंत्रालयों, राज्‍य सरकारों, वैज्ञानिकों, तकनीकी तथा अनुसंधान संगठनों के माध्‍यम से दिसंबर, 2016 में सूखा नियमावली में संशोधन/को अद्यतन किया गया है। संशोधित सूखा नियमावली में सूखे की निगरानी/निर्धारण में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग करने का प्रावधान है। नए वैज्ञानिक सूचकांक एवं पैरामीटर सूखे के और सटीक मूल्‍यांकन तथा मॉनिटरिंग के लिए प्रांरभ किए गए हैं। संशोधित नियमावली में विभिन्‍न सूचकांकों की संगणना के लिए/सूखे की गंभीरता का निर्धारण करने के लिए कार्यपद्धति और सूखे की घोषणा के लिए वित्‍तीय सहायता का मूल्‍यांकन और जारी करने की समय सीमा शामिल है। 
(ख) जी,नहीं। सूखा की घोषणा राज्‍य का विषय है तथा राज्‍यों को इसके लिए केन्‍द्र सरकार से अनुमोदन नहीं लेना पड़ता है। तथापि, राज्‍यों को सूखा घोषणा हेतु सूखा नियमावली में परिभाषित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। 
(ग) वर्ष 2017 के दौरान कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ जैसे कई राज्‍यों ने सूखा नियमावली, 2016 में बताई गई प्रक्रियाओं पर उनके द्वारा झेली गई समस्‍याओं  के सम्‍बन्‍ध में सरकार को लिखा है। राज्‍यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करके सूखा घोषणा प्रक्रिया को बाद में संशोधित किया गया था। 
(घ) सूखे के आंकलन के लिए सेटेलाइट आधारित मानदंड चार प्रभावी संकेतकों (फसल बुआई, दूर संवेदी, मृदा नमी, जल विज्ञान) में से एक है। राज्‍य सूखे के आंकलन हेतु चार मानदण्‍डों में से किन्‍हीं तीन का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए यह सेटेलाइट आधारित डेटा के प्रयोग हेतु अनिवार्य नहीं है। राज्‍य फील्‍ड डेटा के आधार पर सूखा गंभीरता श्रेणी को परिवर्तित कर सकते हैं (बुनियादी सच)। 
    यह भी उल्‍लेख किया जा सकता है कि रिज़ोल्‍यूशन में वृद्धि तथा अधिक सेटेलाइट की उपलब्‍धता से सूचना आधारित सेटेलाइट की सटीकता तथा उपलब्‍धता में महत्‍वपूर्ण वृद्धि हुई है।
*****
